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राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 971

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 दिसंबर, 2012  को दिया गया)
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय
971.
श्री नंद कुमार साय :
क्या कारपोरेट कार्य मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)
क्या सरकार का कंपनियों को कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जवाबदेह बनाने और इसे कंपनियों के लिए अनिवार्य बनाने का विचार है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग)
कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय किए जाने संबंधी मौजूदा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;
(घ)
क्या कुछ कंपनियां इस संबंध में मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;
(ङ)
यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मानकों का उल्लंघन करते पायी गई कंपनियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(च)
ऐसी प्रत्येक कंपनी के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?
उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री सचिन पायलट)
(क) और (च) : कंपनी विधेयक, 2011 का खंड 135 अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट कंपनियों को कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अनुपालनार्थ औसत निवल लाभों (विगत 3 वर्षों का) का न्यूनतम 2% खर्च करने और असफल रहने पर बोर्ड की रिपोर्ट में उक्त राशि के खर्च नहीं किए जाने के कारण उद्दिष्ट करने का प्रावधान करता है। यदि बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे कारणों का प्रकटन नहीं किया जाता, कंपनियों का विनिर्दिष्ट वर्ग, कंपनी विधेयक, 2011 के प्रावधानों जिसके अंतर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटन अपेक्षित है, के तहत कार्रवाई का पात्र होगा। कंपनियों की सीएसआर नीति कंपनी विधेयक, 2011 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट होनी चाहिए।
कारपोरेट सामाजिक दायित्व को पहली बार कंपनी विधेयक, 2011 में प्रस्तावित किया जा रहा है, अंतः कंपनी अधिनियम, 1956 में ऐसी कोई जानकारी नहीं रखी गई है।
*****
